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ताराांककत प्रश् न सां. *407 

21 अगस्त, 2025 को उत्तर देने के ललए 

 

ककनू्न की उपज के कलए प्रसांस्करण इकाई की स्थापना 

 

*407. श्री कुलदीप इांदौरा: 
  

क् या खाद्य प्रसांस् करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करें गे लक: 
 

(क) क्या श्रीगंगानगर लोकसभा लनर्ााचन के्षत्र के लकनू्न उत्पादक अपनी उपज राज्य से बाहर भेजते हैं 

क्योलंक उन्हें इसका उलचत मूल्य नही ंलमलता है और यलद हााँ, तो ततं्सबंधी लजलार्ार ब् यौरा क् या 

है;  

(ख) क्या सरकार का लकनू्न फल के ललए कोई प्रसंस्करण इकाई स्थालपत करने या कोई प्रोत्साहन 

योजना शुरू करने का लर्चार है;  

(ग) यलद हााँ, तो ततं्सबंधी ब्यौरा क्या है; और 

(घ) यलद नही,ं तो क्या सरकार भलर्ष्य में श्रीगंगानगर में ऐसी प्रसंस्करण इकाई स्थालपत करने के 

प्रस्तार् पर लर्चार करेगी? 

  

  

उत्तर 

 

खाद्य प्रसांस् करण उद्योग मांत्री 

(श्री किराग पासवान) 

 

 

(क) से (घ): लर्र्रण सभा पटल पर रख लदया गया है। 

  

***** 

  



कदनाांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तर हेतु"ककनू्न की उपज के कलए प्रसांस्करण इकाई की स्थापना" 

के सांबांध में ताराांककत प्रश्न सांख्या †*407 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में सांदकभित कववरण 

 

(क) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) द्वारा कायाान्वित एक कें द्र प्रायोलजत 

योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफ़एमई) योजना के अंतगात, राजस्थान 

के श्री गंगानगर लजले में लकनू्न की एक लजला एक उत्पाद (ओडीओपी) के रूप में पहचान की गई है । 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पीएमएफ़एमई योजना के तहत 30.06.2025 तक राजस्थान के श्री 

गंगानगर लजले में 34 प्रस्तार्ो ंको मंजूरी दी है । 

इसके अलतररक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कें द्रीय के्षत्र योजना, प्रधानमंत्री लकसान संपदा योजना 

(पीएमकेएसर्ाई) के अंतगात मंत्रालय, भंडारण, पररर्हन और मूल्य संर्धान सलहत खेत से लेकर खुदरा 

दुकानो ंतक कुशल आपूलता शंृ्रखला प्रबंधन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो ंऔर आधुलनक बुलनयादी 

ढांचे की स्थापना/लर्स्तार के ललए सहायता प्रदान करता है और इस प्रकार लकसानो ंको बेहतर लाभ 

प्रदान करने, कृलि उपज की बबाादी को कम करने, फसलोपरांत नुकसान में कमी लाने, उत्पादकता 

बढाने और प्रसंस्करण स्तर को बढाने में मदद करता है।  

 

ये योजनाएाँ  के्षत्र-लर्लशष्ट नही ंहैं, बन्वि मााँग-आधाररत हैं और राजस्थान के श्रीगंगानगर लोकसभा लनर्ााचन 

के्षत्र सलहत पूरे देश में लागू की जाती हैं । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयााँ 

स्थालपत नही ंकरता है। हालााँलक, यह संबंलधत योजना लदशालनदेशो ं के अनुसार, अपनी योजनाओ ंके 

माध्यम से पात्र उद्यलमयो ंको लकनू्न प्रसंस्करण इकाइयो ंसलहत संबंलधत बुलनयादी ढााँचे की स्थापना के ललए 

अनुदान सहायता के रूप में लर्त्तीय सहायता प्रदान करता है। 

 

***** 

 

 


